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HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 2 , 1987 (TYST. 12 , 1909 SAKA ) 


[ PARTI 


हैं 


: 


स 


जिला करनाल , 


सं ० ओ ० वि ० / एफडी /गुड़गांव / 153-36/ 16819.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1) परिवहन 
• पायुक्त , हरियाणा , चण्डीगढ़ , ( 2) महा प्रबन्धक , हरियाणा राज्य परिवहन , रिवाड़ी , के श्रमिक श्री खजान सिंह हैल्पर , पुत्र 
श्री लख्मी बन्द मार्फत श्री एस . के . गोस्वामी , 647/7, जवाहर नगर , रेलवे रोड़ , 

गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें 
इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में को मोद्योगिक विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिदिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा 
विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निदिष्ट करते, 

क्या श्री खजान सिंह हैलर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/पानीपत/ 105-86/ 16828.-- चंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1) वाईस चांसलर, 
हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी , हिसार , ( 2) दी प्रोफेसर, वीड साईस इन्चार्ज, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिर्विसटी , गांव उच्चानी, 

के श्रमिक श्री अमर पाल , पुत्र श्री इन्द्र सिंह , गांव बुटरादी, डा ० काबरोट, जिला मुजफरगढ़ (यू.पी. ) -247776 
तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० -3( 44)-84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा 
उक्त अधिसूचना को धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नोवे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बोव या तो विवादग्रस्त मामला 
है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री अमर पाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ०वि ०/ पानीपत/ 105-86/ 16836.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० ( 1) वाईस चांसलर, 
हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार ( 2) दो प्रोफेसर, वोड साईस एण्ड इन्चार्ज, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवसिटी , गांव उच्चानी , 
बिला करनाल के श्रमिक श्री प्रवीन कुमार , पुन श्री अमर नाथ मार्फत श्री मोम प्रकाश दरयाल सिंगल सेक्रेटरी 

सुबार्डीनेट 
स्लाईज यूनियन, 5, हुगल कालोनी, करनाल तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 

लिखित मामले के सम्बन्ध 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, प्रव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यराल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3 ( 44) 84-3 श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 1984 द्वारा 
उक्त अधिनियम को धारा 7 के प्रबोन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नो निवास 
नसायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 

क्या थी प्रवीन कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


या 


हकदार है ? 


सं ० मो ० वि ० / पानीपत/ 105-86/ 16843. - 9 कि हरियाणा के राज्यपाल की राय · है कि (1) वाईस चांसलर, 
हरियाणा एप्रोकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार , ( 2) दो प्रोफेसर, वोड साइंस एण्ड इन्चार्ज, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी , गांव उच्चानी, 
बिला करनाल , के श्रमिक श्री विरेन्द्र कुमार, पुत्र श्री टंकन दास, मकान नं . 19/5, राम नगर, करनाल तया उसके 
प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चं कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3 ( 44)84-3- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला , को विधादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
ग्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निदिष्ट करते हैं जो कि उवात प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है 
या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 


क्या श्री विरेन्द्र कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं , तो वह किस राहत ! 


है 


